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ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में विलंब
2974. श्री ए.के.सेल्‍वाराज: 

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) क्‍या गत वर्ष देश में 22 प्रतिशत चालकों की कमी थी; 

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;  

(ग) क्‍या परिवहन लाइसेंस जारी करने में अनावश्‍यक विलंब देश में वाहनों की कमी के पीछे अनेक कारणों में से एक है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्‍या सुधारात्‍मक कदम उठाए हैं? 

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) से (ग): मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्‍याय II में धारा 3 से 28 में मोटर वाहनों के चालकों को लाइसेंस देने से संबंधित विस्‍तृत प्रावधान हैं । मोटर यान अधिनियम की धारा 27 के तहत केन्‍द्रीय सरकार को धारा 27 के खंड (क) से (छ) में विनिर्दिष्‍ट मामलों पर नियम बनाने की शक्‍ति दी गई है । मोटर यान अधिनियम की विभिन्‍न धाराओं द्वारा प्रदत्‍त शक्‍तियों का प्रयोग करते हुए केन्‍द्रीय मोटर यान नियमवाली, 1989 ड्राइविंग परीक्षण सहित चालकों को लाइसेंस देने तथा ड्राइविंग स्‍कूलों और संस्‍थापनों के संबंध में विभिन्‍न नियमों का प्रावधान करती है । तथापि, प्रशिक्षु लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस राज्‍यों/संघ-राज्‍य क्षेत्रों के प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं । इसलिए, इस मंत्रालय द्वारा कमी का ब्‍योरा केन्‍द्रीय रूप से नहीं रखा जाता ।
(घ): मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016 को 9 अगस्‍त, 2016 को विचारार्थ और पारित करने के लिए लोक सभा में पेश किया गया था जिसमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्‍त करने के लिए सरलीकरण और नागरिक सुविधा प्रस्‍तावित है । इसमें प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्‍त करने के लिए आवेदन, शुल्क और अन्‍य दस्‍तावेज जमा करवाने और पात्रता निर्धारित करने में सरकारी छूट की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन साधन का उपयोग करने के लिए राज्‍य के किसी भी लाइसेंस प्राधिकरण में आवेदन करने के लिए आवेदक को समर्थ बनाने का प्रयास किया गया है । इसमें प्रशिक्षु लाइसेंस को इलेक्‍ट्रॉनिक रूप में जारी करने का भी प्रावधान किया गया है । इस विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्‍कृति मंत्रालय संबंधी विभागीय संसदीय स्‍थाई समिति के विचारार्थ भेजा गया है । 
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